(1) क्‍या सीबीआई ने जेएनएनएसएम के चरण-।, बैच-। के अतंर्गत सौर तापीय परियोजनाओं के आबंटन में अनियमितताओं के लिए एफआईआर दर्ज की है; 
(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(3) यदि नहीं, तो दोषी कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई न करने के क्‍या कारण हैं; और 
(4) क्‍या मंत्रालय की ओर से अनुवर्ती निविदाओं के लिए दिशा-निर्देशों में केवल आशोधन ही पर्याप्‍त कार्रवाई है ? 
उत्‍त्‍ार
विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)  
(श्री पीयूष गोयल)
(1) :  जी, हां । 
(2) :  प्रश्‍न नहीं उठता । 
(3) :  सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच की गई और मामले को एफआईआर दर्ज करने हेतु उपयुक्‍त नहीं पाया गया है । कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई विद्युत खरीद करार (पीपीए) के निबंधन और शर्त्‍तों का उल्‍लंघन साबित होने के बाद ही की जा सकती है । एनटीपीसी विद्युत व्‍यापार निगम (एनवीवीएन) द्वारा कोई उल्‍लंघन नहीं पाया गया है क्‍योंकि सौर विद्युत विकासकर्त्‍ताओं (एसपीडी) द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के एक वर्ष के भीतर शेयर होल्डिंग पद्धति को कायम रखा गया है और इसलिए कंपनियों को  दिशा-निर्देशों का उल्‍लंघन करते हुए नहीं पाया गया है । 
(4) :
अनुवर्ती निविदाओं के लिए दिशा-निर्देशों में आशोधन किए गए हैं ताकि यह सु‍निश्चित किया जा सके कि शेयर होल्डिंग पद्धति के संबंध में और अधिक स्‍पष्‍टता लाई जा सके । कार्यान्‍वयन करने वाली एजेंसी, अर्थात् एनवीवीएन को भी उचित सावधानी बरतने के लिए कहा गया है । 
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